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जिसका उत्‍तर 30 नवंबर, 2015 को दिया जाना है ।
.....
वर्षा जल संग्रह
145. 
श्री लाल सिंह वडोदिया :
क्‍या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(1) क्या यह सच है कि सरकार देश के विभिन्न भागों में वर्षा जल संग्रह पर गम्भीरता से विचार कर रही है; 
(2) यदि हां, तो क्या सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई कार्यवाही की है; और 
(3) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्‍य मंत्री  (प्रो. सांवर लाल जाट)
(क) से (ग) जी, हां। सरकार ने देश के विभिन्‍न हिस्‍सों में वर्षा जल संचयन उपायों पर जोर देने के लिए कई कदम उठाए हैं जो इस प्रकार हैं:
· जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने सभी राज्‍यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों को एक मॉडल विधेयक परिचालित किया है ताकि वे भूमि जल के विनियमन और विकास के लिए उपयुक्‍त भूमि जल विधान बना सके, जिसमें वर्षा जल संचयन का प्रावधान है। अब तक 15 राज्‍यों/ केन्‍द्र शासित प्रदेशों ने मॉडल विधेयक के अनुरूप भूमि जल विधान अपनाया और कार्यान्वित किया है। 31 राज्‍यों/ केन्‍द्र शासित प्रदेशों ने कानून बनाकर या नियम एवं विनियम बनाकर या भवन उपनियमों में प्रावधान करके अथवा उपयुक्‍त सरकारी आदेशों द्वारा वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाया है।
· केन्‍द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्‍ल्‍यूबी) ने 2013 के दौरान भूमि जल वैज्ञानिकों / विशेषज्ञों के सहयोग से “भारत में भूमि जल के कत्रिम पुनर्भरण हेतु मास्‍टर योजना”  नामक संकल्‍पना दस्‍तावेज तैयार किया है। मास्‍टर योजना में 85 बीसीएम (बिलियन घन मीटर) जल संचय करने के लिए 79178 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से देश में 1.11 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं  के निर्माण की परिकल्‍पना है। संवर्धित भूमि जल संसाधनों से पेय जल, घरेलू, औद्योगिक और सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की उपलब्धता बढ़ेगी। यह मास्‍टर योजना कार्यान्‍वयन के लिए सभी राज्‍य सरकारों को परिचालित की जा चुकी है।
· महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की अनुसूची-I के अनुसार भूमि जल संवर्धन के लिए जल संरक्षण और जल संचयन संरचनाएं  मनरेगा के कार्यों में विशेष ध्‍यान केन्द्रित किए जाने के घटक हैं और लगभग दो तिहाई व्‍यय सीधे तौर पर जल संचयन संरचनाओं के निर्माण से जुड़ा है।
· केन्‍द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्‍ल्‍यूए)  ने भूमि जल/वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने/कृत्रिम पुनर्भरण को अपनाने के उपाए करने हेतु सभी राज्‍यों के मुख्‍य सचिवों और सभी केन्‍द्र शासित प्रदेशों के प्रशासको को निर्देश जारी किए हैं।
· सीजीडब्‍ल्‍यूबी वर्षा जल संचयन और भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण को बढ़ावा देने के लिए देश में जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।
